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जिसका उत्‍तर 17 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की स्थिति
771. श्री देरेक ओब्राईन: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के आरंभ से पहले दर्ज किए गए स्तर से अधिक है; 
(ख) 
यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; 
(ग) 
नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन सभी प्रयासों और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और 
(घ) 
परियोजना के लिए आबंटित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री (डॉ. सत्य पाल सिंह)
(क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगोत्री से लेकर पश्‍चिम बंगाल तक गंगा नदी की जल गुणवत्ता निगरानी कर रहा है। वर्ष 2017 में की गई नदी जल गुणवत्‍ता निगरानी से पता चलता है कि वर्ष 2016 की तुलना में जल गुणवत्‍ता प्रवृत्‍ति में सुधार हुआ है। 33 स्‍थानों पर अपघटित ऑक्‍सीजन स्‍तर में सुधार आया है और 5 मिग्रा/ली. की नहाने हेतु प्राथमिक जल गुणवत्‍ता आवश्‍यकता से अधिक है, जैव रसायन ऑक्‍सीजन मांग स्तर और फीकल कॉलीफार्म क्रमश: 26 स्‍थानों और 30 स्‍थानों पर घटे हैं।
(ग) भारत सरकार वित्तीय सहायता देकर गंगा नदी के प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की सफाई के लिए कई समन्‍वय कार्य शुरू किए गए हैं। इसमें नगरपालिका सीवेज का शोधन औद्योगिक बहि:स्राव का शोधन, ड्रेन जैव-उपचार, नदी सतह की सफाई, ग्रामीण स्‍वच्‍छता, नदी तट विकास, घाट और शवदाहगृह, वनरोपण एवं जैव-विविधता संरक्षण, जन पहुँच आदि शमिल हैं। अब तक, 254 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनकी अनुमानित लागत 24672 करोड़ रूपए है। इनमें से 75 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नदी की सफाई के लिए 3083 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की नई शोधन क्षमता के सृजन हेतु सीवरेज अवंसरचना के विकास, 886 एमएलडी शोधन क्षमता का पुनर्स्‍थापन और 4871 कि.मी. के सीवरेज नेटवर्क को बिछाने के लिए 19742 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर कुल 131 परियोजनाओं को स्‍वीकृति दी गई है। इनमें से 31 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है जिससे 468 एमएलडी की नई सीवेज शोधन क्षमता का सृजन, 92 एमएलडी एसटीपी क्षमता का पुनर्स्‍थापन और 2268 कि.मी. सीवरेज नेटवर्क को बिछाने का कार्य किया गया है। 
(घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक 6131.22 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है, जिसमें से 30 नवम्‍बर, 2018 तक राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन द्वारा 4994.10 करोड़ रूपए की राशि खर्च/जारी की गई है। 
******
